क्रू शाखा परिपत्र 4/ 2009
सं.सीआर/8(6)/2005 खंड-ii                           दिनांक 08 जुलाई 2009 
विषय : पंजीकृत आरपीएस प्रदाताओं के माध्‍यम से ही रोजगार ।

इस महानिदेशालय को एक भारतीय नाविक को मे.ग्रीन ओशियन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लि. तथा मे. लियो शिपिंग प्रा.लि. नवी मुंबई नामक अभिकतर्आओंद्वारा रोजगार देने की सूचना मिली है । इस विशेष मामले में,उस संबंधित नाविक की दि. 10-01-2009 को, मे. ग्रीन ओशियन शिप मैनेजमेंट प्रा.लि. द्वारा संचालित पोत पर संभवत: नैसर्गिक कारणों से मृत्‍यु हो गई ।
2. मे. लियो शिपिंग तथा ग्रीन ओशियनशिप मैनेजमेंट प्रा. लि. दोनों ही वाणिज्‍यिक पोत परिवहन (नाविकोंकी भर्ती एवं नियोज) नियम 2005 के अधीन प्रजीकृत नहीं थे तथा उनके पास इस महानिदेशालयद्वारा जारी आरपीएस लाईसेंस नहीं था ।
3. इसके परिणाम स्‍वरूप, उसके रिश्‍तेदार को प्रिन्‍सीपाल जिनके साथ मे. ग्रीन ओशियन शिप मैनेजमेंट का अभिकर्ता अनुबंध हुआ था, उनसे घटना के बाद पांच महीने तक मुआवजेके लिए प्रतीक्षा करना पडा ।
4. ऐसी स्‍थिति में, उक्‍त गैर पंजीकृत आरपीएस कंपनी के विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई चलाई जा रही है ।
5. उपरोक्‍त सूचना जनहित में समुद्रवर्ती समुदाय के ध्‍यान में लायी जा रही है ताकि भारतीय नाविकों को गैर पंजीकृत जनसंयोजन अभिकर्ताओं से रोजगार पाने से सावधान रहे । तदनुसार :

i) सभी जनसंयोजन अभिकर्ता अथवा अन्‍य फर्म/एजन्‍सियॉं/संस्‍था जो नाविकों की भर्ती एवं नियोजन कार्य से जुडे हैं उन्‍हें चेतावनी दी जाती है कि नाविकों की भर्ती एवं नियोजन कार्य को वैध बनानेके लिए, उन अभिकर्ता/संस्‍थाओं को वाणिज्‍यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती एवं नियोजन) नियम 2005 यथा संशोधित के अधीन,नौवहन महानिदेशालय से पंजीकरण कराना होगा ।

ii) आगे, जो भी अभिकर्ता या संस्‍था, पंजीकरण के बिना नाविकों की भर्ती एवं नियोजन 
कार्य करते हैं, उनके  विरूद्ध विधि के उचित प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।      

iii) आगे, सभी महत्‍वकांक्षी  सभी श्रेणी के भारतीय नाविक जैसे रेटिंग, डेक हेड, इंजीनियर अथवा किसी अन्‍य श्रेणी अथवा कैडर को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे वाणिज्‍यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती एवं नियोजन) नियम 2005 यथा संशोधित के अधीन नौवहन महानिदेशालय के पास पंजीकृत अभिकर्ता द्वारा ही नियोजन प्राप्‍त करें अन्‍यथा, नाविकों के साथ यदि कोई आकस्‍मिक घटना घटती है तो भारत सरकार तथा नौवहन महानिदेशालय उसकी सहायता नहीं कर पाएंगे । 
ह/-
(कैप्‍टन एच. खत्री)
उप महानिदेशक नौवहन
